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सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर दोहरा नियंत्रण
75.
श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दोहरा नियंत्रण समाप्त करने के लिए भारतीय रिर्जव बैंक के भूतपूर्व 
गवर्नर के सुझाव को मंत्रालय किस तरह से देखता है;

(ख)
क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाना उन्हें सुदृढ़ करने से अधिक 
महत्वपूर्ण है;

(ग
क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों
का विनियमन करने के लिए विनियामक के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है; और
(घ)
इस मुद्दे के संबंध में मंत्रालय का क्या विचार है और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार और 
भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से विचार कर रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): ऐसा कोई सुझाव हाल में प्राप्‍त नहीं हुआ है।
(ख): बैंक में अभिशासन को बेहतर बनाने से संबंधित बैंक को लाभ होता है, जबकि समेकन सहक्रियात्‍मक लाभ प्राप्‍त करने में सभी समेकनकर्ता बैंकों को समर्थ बनाता है।
(ग) एवं (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों को विनियमित और उनका पर्यवेक्षण करता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949  के उपबंधों के अंतर्गत वह अन्‍य बातों के साथ-साथ, : 
· बैंक और उसके लेखा बहियों और खातों का निरीक्षण कर सकता है (धारा 35(1)); 
· बैंक के किसी निदेशक अ‍थवा अन्‍य अधिकारी की शपथ पर जांच कर सकता है (धारा 35(3)); 
· बैंक के क्रियाकलापों की संवीक्षा हेतु कह सकता है (धारा 35(1क));
· बैंक का उचित प्रबंधन बनाने हेतु निर्देश दे सकता है (धारा 35(1क));
· खाता विवरणों पर कोई सूचना मंगा सकता है (धारा 27(2));
· बैंक द्वारा दिये गये अग्रिमों के संबंध में नीति का निर्धारण कर सकता है (धारा 21);
· बैंक की विशेष लेखापरीक्षा का निदेश दे सकता है (धारा 30(1ख)); और
· दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत्‍ बैंक को किसी चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश दे सकता है (धारा 35कक);    
इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) के संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रर्मों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 (“बैंक राष्‍ट्रीयकरण अधिनियम”) और भारतीय स्‍टेट बैंक अधिनियम, 1955 (“एसबीआई अधिनियम”) क्रमश: के प्रावधानों के अंतर्गत, अन्‍य बातों के साथ-साथ;

आरबीआई का नामित निदेशक निम्‍न में एक सदस्‍य होता है  - 
(1) राष्‍ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड की प्रबंधन समिति, जोकि ऋण प्रस्‍तावों के संबंध में उपर्युक्‍त विनिर्दिष्‍ट अवसीमा (धारा 9(3)(ग)) और बैंक राष्‍ट्रीयकरण अधिनियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 1970 और 1980 की राष्‍ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजनाओं के पैराग्राफ 13 के संबंध में बैंक के बोर्ड की शक्तियों का उपयोग करता है, तथा 
(2) एसबीआई के केन्‍द्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति, जोकि एसबीआई साधारण विनियमन 1955 और  केन्‍द्रीय बोर्ड के निदेश (धारा19(च)) और एसबीआई अधिनियम की 30 और एसबीआई सामान्‍य विनियमन 1955 के विनियम 46 के अध्‍यधीन केन्‍द्रीय बोर्ड की सक्षमता के भीतर किसी मामले पर कार्रवाई करती है;

(ii)  आरबीआई बैंक के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अनुमोदित करता है तथा वेतन निर्धारित करता है (बैंक 
राष्‍ट्रीयकरण अधिनियमों की धारा 10 और एसबीआई अधिनियम की धारा 41); तथा 
(iii) 
आरबीआई राष्‍ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड तथा भारतीय स्‍टेट बैंक के केन्‍द्रीय बोर्ड में अतिरिक्‍त  
निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है (बैंक राष्‍ट्रीयकरण अधिनियमों की धारा 9क और 
एसबीआई अधिनियम की धारा 19ख)। 
इसके अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्‍टेट बैंक के पूर्ण-कालिक निदेशकों की नियुक्ति आरबीआई के परामर्श से की जाती है। 
आरबीआई के पास अन्‍य कानूनों के अंतर्गत भी शक्तियां हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 12 के अंतर्गत  अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों इत्‍यादि के अनुपालन हेतु निरीक्षण करने की शक्ति शामिल है। 
आरबीआई सभी बैंकों के लिए पांच करोड़ रुपए के समग्र निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्‍सपोजरों पर बड़े उधारों पर सूचना की केन्‍द्रीयकृत रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) भी बनाए रखता है। इसके अतिरिक्‍त केन्‍द्रीयकृत धोखाधड़ी रजिस्‍ट्री बनाए रखता है तथा बैंक एक लाख रुपए से अधिक की संलिप्‍त राशि वाली सभी धोखाधडि़यों की सूचना आरबीआई को देता है। साथ ही, धोखाधडि़यों पर आरबीआई के मास्‍टर निर्देश धोखाधडि़यों को श्रेणीकरण, रिपोर्टिंग और धोखाधडि़यों की समीक्षा के साथ-साथ परिणामी प्रावधानीकरण हेतु मापदण्‍डों पर दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं। 
इस प्रकार, आरबीआई की शक्तियां बहुआयामी हैं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों में उत्‍पन्‍न हो सकने वाली विभिन्‍न परिस्थितियों से निपटने के लिए समग्र हैं। चूंकि विनियामकीय कार्यों में सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अत: सरकार आरबीआई के साथ मिल कर जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते है, उन पर चर्चा करती है।   
*****

